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Latest Update 2026:दिल्ली उच्च न्यायालय ने  न्यायिक प्रणाली की गरिमा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक
अभूतपूर्व फैसला लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने  कमर्शियल कोर्ट की अध्यक्षता करने  वालीं  डिस्ट्रिक्ट जज वीणा रानी को
तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है। इस फैसले के बाद न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बहुत ही
कम समय के भीतर दिल्ली में किसी बड़े जज के निलंबन का यह दूसरा बड़ा मामला सामने आया है।

इस लेख में हम आपको इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिर क्यों एक वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट जज पर इतनी बड़ी गाज
गिरी है। इसके साथ ही हम निलंबन के नियमों,  मुख्यालय में  बदलाव और हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों  की पूरी सूची (List) और
उनके स्टेटस (Status) पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।
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   दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त कदम: डिस्ट्रिक्ट जज वीणा रानी सस्पे   

दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  एक  कड़ा  प्रशासनिक  रुख  अपनाते  हुए  दिल्ली  हायर  ज्यूडिशियल  सर्विस  (DHJS)  की  वरिष्ठ
अधिकारी और कमर्शियल कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज वीणा रानी को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई न्यायपालिका के भीतर
जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से की गई है।

   कमर्शियल कोर्ट की अध्यक्षता और निलंबन   

जज वीणा रानी दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय (Commercial Court) में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थीं। उनकी
अदालत में  कई बड़े  व्यापारिक और वित्तीय विवादों की सुनवाई चल रही थी। अचानक हुए इस निलंबन आदेश ने सभी को चौंका
दिया है।

   सार्वजनिक हुआ आधिकारिक आदेश   

जज वीणा रानी के निलंबन का आदेश 15 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से  सार्वजनिक किया गया। इसके बाद से ही कानूनी
विशेषज्ञों  और वकीलों  के  बीच इस बात को लेकर चर्चाएं  तेज हो  गई हैं  कि इस कार्रवाई का आगामी मामलों  पर क्या  असर
पड़ेगा।

   चीफ जस्टिस का आदेश: विजिलेंस जांच के बाद क्यों लिया गया यह फ   

इस निलंबन के पीछे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय का कड़ा रुख माना जा रहा है। उनके निर्देश पर हुई एक
गोपनीय विजिलेंस जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही यह बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

   विजिलेंस जांच की मुख्य बातें   

 >> चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के सीधे आदेश पर प्रारंभिक सतर्कता (Vigilence) जांच शुरू की गई थी।

 >> जांच के दौरान कोर्ट के प्रशासनिक कामकाज और कुछ फैसलों की समीक्षा की गई।

 >> प्रारंभिक रिपोर्ट में गंभीर विसंगतियां पाए जाने के बाद ही फुल कोर्ट ने निलंबन की सिफारिश की।
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   न्यायिक सुचिता और पारदर्शिता पर बल   

हाई  कोर्ट  का  स्पष्ट  मानना  है  कि  न्यायपालिका  में  भ्रष्टाचार  या  नियमों  की  अनदेखी  के  लिए  कोई  जगह  नहीं  है।  जिस  तरह
सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिएराजौरी में  2 संदिग्धों  की हलचल, सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन!चलाया जाता है,
ठीक उसी तरह न्यायिक व्यवस्था को साफ-सुथरा रखने के लिए आंतरिक विजिलेंस जांच आवश्यक हो जाती है।

   बिना इजाजत दिल्ली छोड़ने पर रोक: सस्पेंशन के दौरान कहां रहेग   

डिस्ट्रिक्ट जज वीणा रानी पर केवल निलंबन की कार्रवाई ही नहीं की गई है, बल्कि उनके आंदोलन और गतिविधियों पर भी कड़े
प्रतिबंध लगाए गए हैं। निलंबन आदेश के प्रभावी रहने तक वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगी।

   मुख्यालय में किया गया बड़ा बदलाव   

सस्पेंशन की अवधि के  दौरान जज वीणा रानी  का मुख्यालय बदल दिया गया है।  आदेश के  अनुसार,  अब उनका नया मुख्यालय
साकेत  कोर्ट,  दिल्ली  में  प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट  एंड  सेशंस  जज (साउथ ईस्ट)  का  कार्यालय होगा।  निलंबन  के  दौरान  उन्हें  इसी
कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

   सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य   

आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वीणा रानी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के दिल्ली की सीमा
नहीं छोड़ सकती हैं। इस कड़े प्रतिबंध का उद्देश्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

   रजिस्ट्रार जनरल का रिजॉल्यूशन: किन नियमों के तहत हुई अनुशासन   

दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी एक आधिकारिक रिजॉल्यूशन के माध्यम
से इस निलंबन को सार्वजनिक किया गया। इस रिजॉल्यूशन के नियमों को आधिकारिक पीडीएफ (PDF) और गजट के अनुसार लागू
किया गया है।
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   निलंबन में प्रयुक्त कानूनी धाराएं और नियम   

जज वीणा रानी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के लिए निम्नलिखित विशिष्ट नियमों और शक्तियों का प्रयोग किया गया है:

 >> ऑल इंडिया  सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड  अपील) रूल्स,  1969:इस कानून  के  नियम 3 के  सब-रूल (1)  के  क्लॉज (a)  के  तहत
कोर्ट को निलंबन का अधिकार मिलता है।

 >> दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1970:इसके नियम 27 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जज को
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

   अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार   

रिजॉल्यूशन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिकारी के खिलाफ विस्तृत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर गंभीरता
से विचार किया जा रहा है। वर्तमान में उनके मामले का स्टेटस (Status)  अंडर इंक्वायरी  रखा गया है।

   10 जुलाई की फुल कोर्ट मीटिंग: एक ही बैठक में दो जजों पर गिरी   

यह पूरा घटनाक्रम 10 जुलाई 2026 को आयोजित हुई दिल्ली हाई कोर्ट की  फुल कोर्ट मीटिंग  से  जुड़ा  हुआ है। इस बैठक में
दिल्ली हाई कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश शामिल हुए थे, जहां सर्वसम्मति से यह कड़ा निर्णय लिया गया।

   एक ही बैठक में दो निलंबन   

इस  फुल  कोर्ट  मीटिंग  में  न  केवल  वीणा  रानी  बल्कि  एक  अन्य  डिस्ट्रिक्ट  जज  विनय  सिंघल  को  भी  निलंबित  करने  का
ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब एक ही दिन में दो इतने वरिष्ठ
जजों को सस्पेंड किया जाए।

   प्रशासनिक सख्ती का दौर   

आजकल देश के हर क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए, जमीनी स्तर पर जहांसीतापुर: 8 जुलाई
से स्कूलों पर बड़ा एक्शन, जब्त होंगे वाहन!जैसी सख्त चेकिंग देखने को मिल रही है, वहीं उच्च स्तर पर न्यायपालिका भी खुद
को दागदार होने से बचाने के लिए सख्त रुख अपना रही है।
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   जज विनय सिंघल का मामला: नियमों की अनदेखी और अयोग्य वकीलों की   

जज विनय सिंघल का निलंबन आदेश 10 जुलाई को ही सार्वजनिक कर दिया गया था। उन पर लगे आरोप काफी गंभीर प्रकृति के
हैं, जिसके कारण हाई कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा।

   अयोग्य वकीलों को अनुचित लाभ देने का आरोप   

विजिलेंस और प्रशासनिक जांच के अनुसार, जज विनय सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ ऐसे वकीलों को  कोर्ट ऑक्शनियर 
(Court Auctioneer) के रूप में नियुक्त किया जो उसके योग्य नहीं थे। इसके अलावा, उन्होंने ऐसे न्यायिक आदेश भी पारित किए
जिससे उन वकीलों को नियमों के दायरे से बाहर जाकर अत्यधिक भुगतान (Payment) मिल सके।

   न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग   

इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि यदि कोई न्यायाधीश अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो हाई कोर्ट उस पर त्वरित
एक्शन लेने  से पीछे नहीं  हटेगा। इस प्रकार के आंतरिक सुधार न्यायपालिका के लिए उतने ही जरूरी हैं,  जितने खेल की दुनिया में
किसी टीम को बाहर होने से बचाने के लिए होते हैं, जैसे कि फुटबॉल में स्पर्स्स रिलीगेशन से बचाव का अंतिम मौका! जानिए क्यों
दे ज़र्बी भरोसा कर रहे हैंकी रणनीतियां काम आती हैं।

   न्यायपालिका में हड़कंप: बैक-टू-बैक सस्पेंशन से दिल्ली हाई को   

बहुत ही कम समय के भीतर दो वरिष्ठ जिला जजों के बैक-टू-बैक निलंबन से पूरी दिल्ली की निचली अदालतों में हड़कंप मच गया
है। इस कार्रवाई के जरिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता को किसी भी स्तर पर
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

   निष्कर्ष (Conclusion)   

दिल्ली  हाई  कोर्ट  द्वारा  जज वीणा  रानी  और  जज विनय सिंघल के  खिलाफ की  गई  यह कार्रवाई  भारतीय न्यायपालिका  की
आंतरिक शुद्धि का एक बड़ा उदाहरण है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले ने यह साफ कर दिया है
कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वह कोई आम नागरिक हो या फिर अदालत की कुर्सी पर बैठा कोई न्यायाधीश। आने वाले
दिनों में इस अनुशासनात्मक जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। आम जनता के लिए
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इस प्रकार की खबरें न्यायपालिका के प्रति उनके विश्वास को और मजबूत करती हैं।

   अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न   

दिल्ली हाई कोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट की अध्यक्षता करने वालीं दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस की वरिष्ठ अधिकारी और
डिस्ट्रिक्ट जज वीणा रानी को सस्पेंड किया है।

10 जुलाई 2026 को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में जज वीणा रानी के साथ-साथ एक और डिस्ट्रिक्ट जज विनय सिंघल को भी निलंबित
करने का फैसला लिया गया था।

जज विनय सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी कर कुछ अयोग्य वकीलों को कोर्ट ऑक्शनियर नियुक्त किया और
उन्हें तय सीमा से अधिक भुगतान दिलवाने के लिए न्यायिक आदेश पारित किए।

जज  वीणा  रानी  का  निलंबन  आदेश  15  जुलाई  2026  को  रजिस्ट्रार  जनरल  अरुण  भारद्वाज  द्वारा  जारी  एक  आधिकारिक
रिजॉल्यूशन के माध्यम से सार्वजनिक किया गया।

यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के आदेश पर आंतरिक सतर्कता (विजिलेंस) विभाग द्वारा की
गई जांच की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

सस्पेंशन के दौरान उनका मुख्यालय साकेत कोर्ट, दिल्ली में  प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (साउथ ईस्ट) का कार्यालय
निर्धारित किया गया है।

नहीं, आदेश के अनुसार वीणा रानी सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
की सीमा नहीं छोड़ सकती हैं।

इसके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1969 के नियम 3(1)(a) और दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस
रूल्स, 1970 के नियम 27 का प्रयोग किया गया है।

हाँ,  दिल्ली  हाई  कोर्ट  के  आंतरिक  प्रशासनिक  पोर्टल  पर  जाकर  संबंधित  अधिकारी  इस  रिजॉल्यूशन  का  लेटेस्ट  अपडेट  और
अधिकृत PDF नोटिफिकेशन लिस्ट चेक कर सकते हैं।

इस कार्रवाई से निचली अदालतों में प्रशासनिक कड़ाई बढ़ेगी और न्यायिक अधिकारियों के बीच ईमानदारी व नियमों के कड़ाई से
पालन का एक सख्त संदेश जाएगा।

निलंबन एक अंतरिम अनुशासनात्मक प्रक्रिया है। जांच पूरी होने के बाद, यदि अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं, तो वे स्थापित नियमों के
तहत निर्धारित कानूनी व प्रशासनिक मंचों पर अपील दायर करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
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